
 377  Matters  under

 की  स्थिति  क्या  होगी  ?  उनके  वत  मान  कौर

 सेवा-शर्तों  की  सुरक्षा किस  प्रकार  की  जायेगी  ।

 यह  प्रझ्न  इसलिए  भी  महत्वपूर्ण  है
 कि  समाचार  द्वारा  नियुक्त  कर्मचा  रियों  का
 सारा खच  छः  वर्षों  तक  स्वयं  सरकार ने

 उठाने
 का  आश्वासन  दिया  था  झीर  उसका

 संवाद  समितियों के  राजस्व  से  कोई  ताल्लुक
 नहीं  है  ।  क्या  सरकार  यह  स्पष्ट  करेगी
 कि  उन्हें  कौन  सा  बेतनमान  दिया  जायेगा,
 क्योंकि  वह  उन्हें  “ए”  श्रेणी  का  वेतनमान
 देने  के  लिए  वचनबद्ध  है  ?

 क्या  सरकार  झपने  वायदे  को  सिखायेगी  ?

 (ii)  RAILWAY  FACILITIES  ON  RATLAM-
 Kota  DIVISION  OF  WESTERN  RAIL-
 WAY.

 थ्रो  सत्यनारायण  जटिया  (उज्जैन)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  पश्चिम  रेलवे  के  रतलाम

 प्रौढ़  कोटा.  रेल  मंडलों के  अंतर्गत  बढ़  हुए
 रेल  यातायात  के  कारण  प्राय  रेल के  डिब्बों
 में  जगह  न  होने  से  यात्रियों  को  अपना  जीवन
 खतरें में  डाल  कर  रल  डिब्बों के  अपर  चढ़
 कर  श्रयनी  बाला  पुरी  करनी  होती  है  ।
 लखनऊ  से  कोटा  के  बीच  चलने  वाली  अवध
 एक्सप्रैस  को  रतलाम  तक  तथा  श्रहमदावाद
 से  रतलाम  के  बीच  चलने  वाली  यात्री  गाड़ी  को
 उज्जैन  तक  बढ़ाया  जाये  ।  इन्दौर  से  दिल्‍ली

 तथा  रतलाम  से  भोपाल  के  मध्य  तेज  गति  की
 रेल  सेवा  उपलब्ध  कराई  जिसे  ।  इन्दौर
 भोपाल  रात्रि  एक्सप्रैस  में  प्रथम  श्रेणी  तथा
 दितीय  श्रेणी  का  शायिका युक्त  एक  कोच
 उज्जैन  से  जोड़ा  जाये  ।.  दिल्‍लो-बम्बई
 तथा  बम्बई-दिल्‍ली  के  बीच  चलने  वाली  सभी
 यात्री  गाड़ियों  में  उज्जैन  के  लिए  प्रथम  TIT

 दिखाय  श्रेणी  के  आरक्षण  में  वृद्ध  की  जाये  |
 दिल्‍ली-बम्बई  मुख्य  रेल  मार्ग  से  प्रौद्योगिक
 सांस्कृतिक  महत्व  के  नगर  इन्दौर-देवास-
 उज्जैन  को  सीधा  जोड़ने  के  लिए  उज्जैन
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 तथा  उज्जैन  से  महिदपुर  रोड  तक  नई  रेल
 लाइनों का  सर्वेक्षण  कराया  जाये ं।

 आशा  है  कि  माननोय  रेल  मंत्री  जी

 रेल  यातायात  को  सुगम  फिर  सुरक्षित  बनाने

 हेतु  शीघ्र  कार्यवाही  करने  का  कप्ट  करेंगे  |

 (iii)  ALLOTMENT  OF  QUOTA  oF
 CEMENT  -3  KERALA

 SHRI  :  K.  IMBICHIBAVA  (Cali-
 cut):  Sir,  an  alarming  situation  has
 arisen  in  Kerala  as  eg  result  of  the
 drastic  reduction  in  the  centra]  allot.
 ment  Of  cement.  The  total  quarterly
 demand  of  Kerala  is  est'mated  at  10
 Jakhs  tonnes,  The  central]  allotment  to
 Kerala  hag  been  to  the  tune  of  3.29
 lakh  tonnes  per  quarter.  But,
 suddenly,  the  Government  has  reduced
 it  to  1.99  lakh  tonnes,  Sir,  as  you  can
 very  well  see,  this  meagre  a’lotment
 will  not  even  meet  20  per  cent  of  Our
 demand.  All  the  construction’  activi-
 ties  will  have  to  be  drastically  curtail-
 ed.  During  monsoon,  due  to  heavy
 rain  and  floods,  many  bu‘ldings,  roads,
 bridges  etc.  get  damageq  and_  these
 भ  have  to  be  repaired  urgently.

 Apart  from  that,  construction  work
 on  the  whole  lot  of  irrigation  and
 vital  hydro-electric  projects  will  be
 stalled  due  to  the  suortage  of  cement.

 In  this  situation,  the  drastic  reduc-
 tion  in  the  ailctment  of  cement  to
 Kerala  is  an  unfortunate  decision.
 Therefore,  I  urge  upon  the  Minister
 of  Industry  tu  restore  the  allotment
 to  at  least  the  3.29  tonnes  level.

 (iv)  REPORTED  NON-UTILISATION  OF
 ALLOTTED  FUNDS  FOR  1HE  WELTARE
 OF  TRIBALS  BY  MADHYA  PRADESH
 GOVERNMENT

 श्री  दिलीप  सिह  भूरिया.  (झावर)  :

 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  नियम  377  के  अधीन

 लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  आर

 सरकार  का  ध्यान  दिलाता  हूं  :


